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महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

__ अधिसूचना 

मुम्बई, 10 जुलाई , 2006 
सं. टीएएमपी /8 / 2006 - जेएनपीटी. - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार इस्पात छड़ों के लिए घाटशुल्क की वसूली के संबंध में जवाहरलाल नेहरू 
पत्तन न्यास ( जेएनपीटी ) से प्राप्त पत्र का निपटान करता है । 

अनुसूची 
मामला सं. टीएएमपी/8/ 2006 -जेएनपीटी 


जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ( जेएनपीटी ) 


आवेदक 


आदेश 


( जून, 2006 के 26 वें दिन पारित किया गया ) 


यह मामला इस्पात छड़ों के लिए घाटशुल्क की वसूली के संबंध में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ( जेएनपीटी ) से 
प्राप्त एक पत्र से संबंधित है । 
2. 1 जेएनपीटी द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं : 
(i) जेएनपीटी के मौजूदा दरों के मान में इस्पात छड़ों के लिए कोई अलग दर निर्धारित नहीं की गई है। 

एक विशेष मामले में , जहां मुम्बई पत्तन में ढुलाई के लिए पोत से बारें में पोतांतरण हेतु इस्पात छड़ों का 
प्रहस्तन किया गया था , तब जेएनपीटी ने अपने प्रशुल्क में उल्लिखित शर्तों के अनुसार घाटशुल्क के रूप में 
इस्पात छड़ कार्गो को सामान्य आकार से बड़ा कार्गो ( ओडीसी) मानते हुए 625 / - रुपए प्रति मी . टन की दर 

पर बिल में शामिल किया था । 
(iii) अधिसूचित पत्तन प्रशुल्क के अनुसार जेएनपीटी का " अनिर्दिष्ट मदें " के रूप में एक पृथक लेखा है, जिसमें 

135/- रुपए प्रति मी . टन की दर पर वसूली की जाती है। 
2142 GI/ 2006 

(1 ) 
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(iv ) 


संबंधित एजेंटस मैसर्स जे. एम . बक्शी एंड कंपनी ने जेएनपीटी से अभ्याववेदन किया है कि चंकि कार्गो 
बंडलों में इस्पात स्लैबों से मिलता- जुलता है, इसलिए जेएनपीटी इस्पात स्लैबों अथवा अनिर्दिष्ट कार्गो के 
लिए लागू 135 / - रुपए प्रति मी . टन की दर पर लागू घाटशुल्क वसूल कर सकता है । प्रयोक्ता ने भी 
उल्लेख किया है कि मुम्बई पत्तन न्यास में छड़ों के लिए घाटशुल्क 27. 60 रुपए प्रति मी . टन है । 
इस्पात छड़ों के प्रहस्तन के लिए वित्तीय आशय संबंधी तीन निम्नलिखित विकल्प हैं: 

दर प्रति मी . टन 
(i) ओडीसी कार्गो के अनुसार 

625. 00 रुपए 
(ii ) अनिर्दिष्ट कार्गो के अनुसार 

135. 00 रुपए 
(iii) एमबीपीटी प्रशुल्क के अनुसार 

27. 60 रुपए 


( vi ) 


मौजूदा जेएनपीटी प्रशुल्क में कार्गो छड़ों की स्पष्ट परिभाषा/ वर्गीकरण न होने के कारण और जेएनपीटी तथा 
एमबीपीटी द्वारा वसूल की जा रही दरों में घट- बढ़ को हिसाब में लेते हुए यह मामला उपयुक्त परामर्श के 
लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । जेएनपीटी के न्यासी बोर्ड ने निर्णय किया कि यह प्रस्ताव 
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को स्पष्टीकरण के लिए भेजा जाए कि क्या इस्पात छड़ों को " अनिर्दिष्ट कार्गो" 

अथवा " सामान्य आकार से बड़ा कार्गो के अंतर्गत शामिल करने पर विचार किया जाए । 
2. 2 इस पृष्ठभूमि में , जेएनपीटी ने इस प्राधिकरण से इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है । 
3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार जेएनपीटी से प्राप्त पत्र संबंधित प्रयोक्ताओं/ प्रयोक्ता संगठनों को उनकी 
टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था । प्रयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियां पुनः जानकारी के रूप में जेएनपीटी को अग्रेषित 
की गई थीं । 
4. 1 संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 4.2.3 में यह निर्धारित किया गया है कि घाटशुल्क अनुसूची के अंतर्गत 
" अनिर्दिष्ट " श्रेणी के अधीन किसी कार्गो का वर्गीकरण करने से पहले संबंधित सीमा शुल्क वर्गीकरण का यह पता लगाने के 
लिए अवलोकन किया जाए कि क्या कार्गो को घाटशुल्क अनुसूची में उल्लिखित विशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया 
जा सकता है। इसलिए, हमारे दिनांक 10 मार्च, 2006 के पत्र द्वारा जेएनपीटी से किन्ही संबंधित सीमाशुल्क वर्गीकरण का 
अवलोकन करने और यह पता लगाने के लिए अनुरोध किया गया था कि क्या उक्त कार्गो को घाटशुल्क अनुसूची में 
उल्लिखित किन्हीं विशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है । 
4. 2 जेएनपीटी ने अपने दिनांक 2 मई, 2006 के पत्र द्वारा उत्तर दिया है और जेएनपीटी के उत्तर का सारांश नीचे दिया 
गया है: 
(6) चूंकि , छड़ों के एक बंडल का वजन 3 मी . टन से अधिक है, इसलिए परेषण जेएनपीटी प्रशुल्क में दी गई 

ओडीसी कार्गो की परिभाषा के अनुसार ओडीसी कार्गो के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। 
( ii ) सीमा शुल्क के निर्धारण के लिए यह मद " लौह अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात के अर्ध- तैयारशुदा उत्पाद " 

शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत की गई है ( अध्याय -72 की मद संख्या 72071920) । 
(iii) मौजूदा जेएनपीटी प्रशुल्क में “ लौह अथवा इस्पात के अर्ध-तैयारशुदा उत्पाद" के लिए कोई अलग वर्गीकरण 

नहीं किया गया है। 
( iv ) मौजूदा जेएनपीटी प्रशुल्क में उल्लिखित इस्पात स्लैबों को मोटे तौर पर " लौह अथवा इस्पात श्रेणी के अर्ध 

तैयारशुदा उत्पाद " के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। 
(v) सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार इस्पात स्लैब और वर्तमान परेषण दोनों ही " लौह और इस्पात श्रेणी के 

अर्ध-तैयारशुदा उत्पाद" के अंतर्गत आते हैं । 
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5. संदर्भगत मामले में एक संयुक्त सुनवाई दिनांक 24 मई, 2006 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित की 
गई थी । इस संयुक्त सुनवाई में जेएनपीटी और प्रयोक्ता संगठनों ने अपने- अपने अनुरोध प्रस्तुत किए थे । 
6. इस मामले में परामर्श से संबद्ध कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्डों में उपलब्ध हैं । प्राप्त टिप्पणियों 
और संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का सार संबंधित पक्षों को अलग से भेजा जाएगा । ये ब्यौरे हमारी वेबसाइट 
http://tariffauthority. gov.in में भी उपलब्ध हैं । 
7. इस मामले में की गई जांच -पड़ताल के दौरान एकत्रित समग्र सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति उभरती है: 

(i) यह मामला जेएनपीटी में घाटशुल्क प्रभारों की वसूली के प्रयोजनार्थ इस्पात छड़ों के वर्गीकरण से संबंधित है। 
( ii ) जेएनपीटी के दरों के मान की पिछली बार समीक्षा अगस्त, 2002 में की गई थी । जेएनपीटी की घाटशुल्क 

अनुसूची की मद संख्या 8 में 12 मीटर से कम लंबाई वाली इस्पात की पाइपों और 12 मीटर या उससे 
अधिक की लंबाई वाली इस्पात पाइपों के लिए घाटशुल्क दर क्रमश 117 . 50 रुपए और 135 रुपए प्रति मी . 
टन निर्धारित की गई है। उसी अनुसूची की मद संख्या 26 में इस्पात स्लैब के लिए 135 रुपए प्रति मी. टन 
की दर निर्धारित की गई है। घाटशुल्क अनुसूची की मद संख्या 27 में सूचीबद्ध अनिर्दिष्ट मदों के लिए दर 

135 रुपए प्रति मी . टन रखी गई है । 
(iii ) सर्वसम्मति से , घाटशुल्क अनुसूची में " इस्पात छड़ें " नाम से कार्गो का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया 

है । यह मानना होगा कि किसी पत्तन से गुजरने वाली सभी संभावित वस्तुओं को मदकृत करना और तत्संबंधी 

अलग- अलग घाटशुल्क दरें निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं हो सकता । 
( iv ) जेएनपीटी ने घाटशुल्क अनुसूची में इस्पात छड़ों के वर्गीकरण के संबंध में इस प्राधिकरण से निर्देश देने का 

अनुरोध किया है। यह प्राधिकरण निर्देश प्रदान नहीं करता और लागत तथा अन्य विवरणों की जांच -पड़ताल 
के आधार पर दरों का मान तैयार करता है। संदर्भगत मामला लागत आधारित प्रस्ताव नहीं है, बल्कि यह 
घाटशुल्क अनुसूची में किसी विशेष कार्गो के वर्गीकरण हेतु जेएनपीटी द्वारा भेजा गया एक पत्र है । अन्य 
शब्दों में , यह मामला दरों के मान के स्पष्टीकरण से संबंधित है। 
जेएनपीटी द्वारा इस प्राधिकरण को भेजा गया पत्र यह स्पष्ट करने के लिए है कि क्या " इस्पात छड़ें " 
" सामान्य आकार से बड़ा कार्गो" अथवा " अनिर्दिष्ट कार्गो " के अंतर्गत आती हैं । 
3 मी . टन से अधिक वजन वाले पैकेज पर जेएनपीटी के दरों के मान में निर्धारित सामान्य आकार से बड़े 
कार्गो के लिए लागू के अनुसार प्रभार वसूल किया जाता है। तथापि, दरों के मान में विनिर्दिष्ट किया गया है 
कि सामान्य आकार से बड़े कार्गो की परिभाषा इस्पात पाइपों / कॉयल्स/ स्लैबों पर लागू नहीं होती ! जैसाकि 
जेएनपीटी द्वारा उल्लेख किया गया है कि इस्पात छड़ें और इस्पात स्लैब सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार 
लौह अथवा इस्पात श्रेणी के अर्ध-तैयारशुदा उत्पादों के अंतर्गत आती हैं । इसे देखते हुए, इस्पात छड़ें जोकि 
लौह- अयस्क इस्पात जैसे इस्पात स्लैब के अर्ध तैयार- शुदा उत्पाद हैं, को भी तर्कसंगत रूप से सामान्य 
आकार से बड़े कार्गो की श्रेणी की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। प्रहस्तन की सुविधा के लिए 
इस्पात छड़ों को मात्र बंडलों में बांध देना उक्त कार्गो को सामान्य आकार से बड़ा कार्गो मानने के लिए 
एकमात्र आधार नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि जेएनपीटी का न्यासी बोर्ड भी प्रत्यक्षतः उक्त कार्गो को 
प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेजों द्वारा प्रकटीकरण पर " सामान्य आकार से बड़ा कार्गो" के रूप में वर्गीकृत 
करने के बारे में संतुष्ट नहीं है। 
प्रयोक्ताओं की ओर से यह सुझाव है कि इस्पात छड़ें " अनिर्दिष्ट " श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत की जा सकती 
हैं । संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 4.2. 3 में यह निर्धारित किया गया है कि घाटशुल्क अनुसूची के 
अंतर्गत " अनिर्दिष्ट " श्रेणी के अधीन किसी कार्गो का वर्गीकरण करने से पहले संबंधित सीमाशुल्क वर्गीकरण 
का यह पता लगाने के लिए अवलोकन किया जाना चाहिए कि क्या कार्गो को घाटशुल्क अनुसूची में 
उल्लिखित किन्ही भी विशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। जेएनपीटी ने पुष्टि की है कि 
" इस्पात छड़ें " शुल्क के निर्धारण के लिए सीमा शुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत " लौह अथवा गैर-मिश्र धातु 
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इस्पात के अर्ध- तैयारशुदा उत्पाद के अधीन वर्गीकृत की गई हैं । इसे देखते हुए, इस्पात छड़ें " अनिर्दिष्ट 

कार्गो" की श्रेणी के अंतर्गत भी नहीं लाई जा सकती । 
(vi) सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार इस्पात छड़ें " लौह अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात के अर्ध- तैयारशुदा उत्पाद " 

के अंतर्गत आती हैं । परंतु, जेएनपीटी की मौजूदा घाटशुल्क अनुसूची में " लौह अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात 
के अर्ध- तैयारशुदा उत्पाद " के लिए कोई अलग प्रशुल्क मद निर्धारित नहीं की गई है। 
यहां यह उल्लेख करना उचित है कि " इस्पात स्लैब " जिसके लिए दरों के मान में एक अलग घाटशुल्क दर 
निर्धारित की गई है, उसे भी " लौह अथवा गैर-मिश्र धातु इस्पात के अर्ध- तैयारशुदा उत्पाद " के अधीन 
वगीकृत किया गया है । संक्षेप में " इस्पात स्लैब " और " इस्पात छड़ें ", दोनों ही " लौह एवं इस्पात के अर्ध 
तैयारशुदा उत्पाद " की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं । इसे देखते हुए , कोई विशेष लागत ब्यौरे उपलब्ध न कराए 
जाने के कारण इस्पात छड़ें तर्कसंगत रूप से घाट शुल्क दर की वसूली के प्रयोजनार्थ इस्पात स्लैबों के 
समूह में रखी जा सकती हैं , जिसके लिए दर 135 रुपए प्रति मी. टन है। यह मानना होगा कि घाटशुल्क दरें 
प्रहस्तन प्रयासों का कार्य होनी चाहिए, जोकि संबंधित पत्तन से अपेक्षित होते हैं और आधारभूत / ऊपरी 
संरचनात्मक अपेक्षाएं ऐसे कार्य पूरा करने के लिए अपेक्षित होती है। आदर्श बात यह होती कि जेएनपीटी 
प्रदत्त सुविधाओं और प्रहस्तन की लागत के आधार पर इस्पात छड़ों के प्रहस्तन के लिए घाटशुल्क प्रभार 
प्रस्तावित करता । यह संयोग है कि प्रयोक्ताओं द्वारा सुझाई गई 135 रुपए प्रति मी . टन की दर इस्पात स्लैबों 
के लिए घाटशुल्क दर ही है, जिसे कि इस्पात छड़ों के लिए लागू किया जाना है । 
बीसीएचएए ने इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को पूर्व-प्रभाव से लागू करने पर आपत्ति की है। सामान्यतया 
इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रशुल्क केवल भावी प्रभाव से ही लागू होते हैं । तथापि, वर्तमान मामला दस् 
निर्धारण के लिए प्रस्ताव नहीं है । यह घाटशुल्क की वसूली के प्रयोजनार्थ कार्गो के सही दर्गीकरण पर 
स्पष्टीकरण देने के लिए जेएनपीटी द्वारा लिखा गया एक पत्र है। दरों के मान में स्पष्टता की कमी के कारण 
जेएनपीटी द्वारा गलत वर्गीकरण किया गया है, जिसके परिणामस्वरुप उक्त कार्गो पर गलत घाटशुल्क दर 
लागू की गई है । इसलिए, यह उपयुक्त है कि जेएनपीटी को इस्पात छड़ों के गलत वर्गीकरण के आधार पर 
अपने तैयार किए गए पूर्ववर्ती बिलों को सही करना चाहिए । यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि इस 
प्राधिकरण ने चेन्नई पत्तन न्यास ( सीएचपीटी) के मामला संख्या टीएएमपी/72 /99- सीएचपीटी में दिनांक 10 
अप्रैल, 2000 के आदेश द्वारा अधिक वसूल किए गए घाटशुल्क की वापसी और सीमा शुल्क वर्गीकरण के 
अनुसार घाटशुल्क प्रभारों के निर्धारण के लिए पायलट फर्मेटेशन प्लांट के पुनःवर्गीकरण के लिए आदेश जारी 
किया था । ऐसा ही दृष्टिकोण मामला संख्या टीएएमपी/ 29 / 2002 -सीएचपीटी में दिनांक 12 अगस्त, 2002 के 
आदेश के अनुसार सीएचपीटी द्वारा अधिक वसूल किए गए घाटशुल्क की वापसी और "लिनेन फैब्रिक " को 
सही रूप में वर्गीकृत करने के लिए अपनाया गया था । अतः यह प्राधिकरण जेएनपीटी से अपेक्षा करता है कि 
वे जेएनपीटी के दरों के मान के अध्याय- V में खंड 5. 1 घाटशुल्क में मद संख्या 26 के अधीन इस्पात छड़ों 

के सही वर्गीकरण के संदर्भ में अपने बिलों का समायोजन करे। 
(ix) चूंकि , इस मामले में जेएनपीटी द्वारा बिलों का पूर्व- प्रभाव से समायोजन शामिल है इसलिए इसे यह 

सुनिश्चित करना चाहिए कि वापसी अदायगी का लाभ अंत्य भारतीय निर्यातक/ आयातक तक पहुंचना चाहिए । 
जेएनपीटी अधिक एकत्र की गई राशि की वापसी अदायगी संबंधित एजेंट को करे और लागू प्रभारों की 

वापसी अदायगी के बारे में संबंधित आयातक /निर्यातक को भी सूचित करे। 
8 . परिणामतः, ऊपर दिए गए कारणों और समग्र ध्यान दिए जाने के आधार पर यह प्राधिकरण स्पष्ट करता है कि 
" इस्पात छड़ें " नामक कार्गों को जेएनपीटी के दरों के मान के अध्याय- V में खंड 5. 1 घाटशुल्क की मद संख्या 26 के अधीन 
घाटशुल्क में भारित किया जाए । परिणामस्वरुप , जेएनपीटी को अपने बिल तदनुसर समायोजित करने चाहिए और गलत 
वर्गीकरण के कारण एकत्र की गई अधिक राशि , यादि कोई हो, की वापसी अदायगी करनी चाहिए । 

अ. ल. बोंगिरवार , अध्यक्ष 
[ विज्ञापन III /IV/143/ 2006 - असा. ] 
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TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 10th July , 2006 
No . TAMP /8 /2006 - JNPT.- In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port 
Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the reference 
received from the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) regarding levy of wharfage for steel billets as in 
the Order appended hereto . 

SCHEDULE 
Case No . TAMP/8/ 2006 - JNPT 


Jawaharlal Nehru Port Trust ( JNPT) 


- - - - - 


Applicant 


OR DE R 
(Passed on this 26 " day June 2006 ) 


Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) 


This case relates to a reference received from 
regarding levy of wharfage for steel billets. 


2 .1. 


The main points made by JNPT are as follows: 


No separate rate for steel billets is prescribed in the existing Scale of Rates of JNPT. 


In one particular case , where steel billets were handled , for transhipment from the 
vessel to barges for onward movement to Mumbai Port, JNPT billed the steel billet 
cargo as Over Dimensional Cargo (ODC ) @ Rs. 625 per MT, towards wharfage in 
keeping with the conditionalities mentioned in its tariff, 


(iii) 


JNPT also has a separate head as " Unenumerated items“ being charged @ Rs. 135 
per MT as per the notified port tariff. 


( iv ). 


The concerned agents M /S . J.M . Baxi & Co ., has represented to the JNPT that since the 
cargo resembles steel slabs in bundles , the JNPT may levy wharfage applicable for 
steel slabs or unenumerated cargo @ Rs. 135 / MT. The user has also cited that the 
wharfage for billets at Mumbai Port Trust is Rs. 27 .60 / MT. 


(v ). 


The financial implication for handling steel billets considering the three options are : 

Rate per MT 
(i). As per ODC cargo 

Rs. 625 .00 
As per unenumerated cargo 

Rs. 135 .00 
( ii). As per MBPT tariff 

Rs. 27 .60 


In the absence of clear cut definition / classification of the cargo billets in the existing 
JNPT tariff and taking into account the variance in the rates being charged by JNPT 
and MBPT , the matter was placed before the Board for suitable advice . The Board of 
Trustees of JNPT decided that the proposal may be moved to Tariff Authority for Major 
Ports for clarification whether to consider inclusion of steel billets under " unenumerated 
Cargo " or "Over Dimensional Cargo " . 


2 . 2 


In this backdrop , the JNPT has requested this Authority to issue a direction in this 


regard . 


In accordance with the consultative procedure prescribed , the reference received from 
the JNPT was circulated to the concerned users / user organisations for their comments . The 
comments received from the users were forwarded to JNPT a 


4 . 1 . 

Clause 4 .2. 3 of the revised tariff guidelines stipulates that before classifying any cargo 
under " unspecified " category under the wharfage schedule, the relevant customs classification should 
be referred to find out whether the cargo could be classified under any of the specific categories 
mentioned in the wharfage schedule . The JNPT was , therefore , requested to refer to the relevant 
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customs classification and find out whether the said cargo can be classified under any of the specific 
categories mentioned in the wharfage schedule vide our letter dated 10 March 2006 . 


. 


-. 


4. 2 . 

The JNPT vide its letter dated 2 May 2006 has responded and the response of JNPT is 
summarised below : 


. 


. 


As the weight of one bundle of billets is exceeding 3 MT, the consignment falls under 
the classification of ODC cargo as per the definition of ODC cargo given in JNPT tariff. 
For assessment of customs duty this item is classified under the heading " Semi 
finished products of iron or non -alloy steel”. (Item no .72071920 of Chapter - 72 ) 


In the present JNPT tariff, there is no separate classification for the " Semi- finished 
products of iron or steel". 


(iv ). 


Steel slabs mentioned in present JNPT tariff can be broadly classified under " Semi 
finished product of iron or steel category ". 


Both steel slabs and present consignment fall under the " Semi- finished products of iron 
and steel category " as per customs classification . 


A joint hearing in the case in reference was held on 24 may 2006 in the office of this 
Authority. At the jointhearing , the JNPT and user organizations made their submissions. 


The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the 
office of this Authority . An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned 
parties will be sent separately to the relevant parties . These details are also available at our website 
http ://tariffauthority . gov . in 


7 . 

With reference to the totality of the information collected during the processing of this 
case , the following position emerges : 


This is a case for classification of steel billets for the purpose of levy of wharfage 
charges at JNPT . 


The Scale of Rates of JNPT was last reviewed in August 2002 . Item No. 8 of the 
wharfage schedule of JNPT prescribes a wharfage rate of Rs. 117 .50 and Rs. 135 per 
MT for steel pipes of length less than 12 mtrs . and length 12 mtrs. or more respectively 
Item No. 26 of the same schedule prescribes a rate of Rs. 135 per MT for steel slab . 
Unenumerated items listed at item No . 27 of the wharfage schedule attract a rate of 
Rs. 135 per metric tonne. 


Admittedly , there is no specific reference to the cargo " steel billets " in the wharfage 
schedule . It has to be recognised that it may not be feasible to itemise all possible 
commodities passing through a port and prescribe separate wharfage rates therefor. 


The JNPT has sought direction from this Authority regarding classification of steel 
billets in the wharfage schedule . This Authority does not give direction ; it frames the 
Scale of Rates based on scrutiny of cost and other details . The case in reference is 
not a cost based proposal; it is a reference made by JNPT for classification of a 
particular cargo in the wharfage schedule . In other words, it is a case involving 
clarification of the Scale of Rates . 


The reference made by JNPT to this Authority is to clarify whether " steel billets" fall 
under " over dimensional cargo " or " unenumarted cargo" . 


Package exceeding 3 Metric Tonne in weight is levied a charge as applicable for over 
dimensional cargo prescribed in the Scale of Rates of JNPT. However, the Scale of 
Rates specifies that the definition of over dimensional cargo does not apply to steel 
pipes/ coils / slabs. As brought out by JNPT, steel billets and steel slabs, fall under the 
semi finished products of iron or steel category as per Customs classification . That 
being so , steel billets , which is semi furnished product of iron ore steel like steel slab , 
may also be reasonably excluded from the definition of over dimensional cargo 
category . Mere unitizing of steel billets into bundies for ease of handling may not be 
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the sole ground to treat the said cargo as over dimensional. It is noteworthy that the 
Board of Trustees of JNPT is also , prima facie , not convinced about categorizing the 
said cargo as over dimensional as revealed by the documents attached to the 
proposal. 


(vi). 


There is a suggestion from the users that the steel billets may be classified under 
" unspecified " category . Clause 4 .2 . 3 of the revised tariff guidelines stipulates that 
before classifying any cargo under "unspecified " category under the wharfage 
schedule , the relevant Customs classification should be referred to find out whether the 
cargo could be classified under any of the specific categories mentioned in the 
wharfage schedule . JNPT has confirmed that " steel billet" has been classified under 
" semi finished products of iron or non -alloy steel" under Customs classification for 
assessment of duty . That being so , steel billets cannot be brought under the category 
of " unspecified cargo " also . 


(vii). 


As per the Customs classification , steel billets , fall under " semi furnished products of 
iron or non - alloy steel". But, no separate tariff item for " semi finished products of iron 
or non -alloy steel” , is prescribed in the existing wharfage schedule of JNPT . 


it may be relevant here to note that " steel slab " for which a separate wharfage rate is 
prescribed in the Scale of Rates has also been classified under " semi finished products 
of iron or non - alloy steel". In brief, both " steel slabs" and " steel billets " fall under the 
* semi finished products of iron and steel category " . That being so , in the absence of 
any specific cost details made available , steel billets can be logically grouped with steel 
slabs for the purpose of levying wharfage rate which is Rs. 135 per MT. It has to be 
recognised that wharfage rates must be a function of the handling efforts required from 
the port concerned and the infrastructural / superstructural requirements to accomplish 
such tasks . It would have been ideal had the JNPT proposed wharfage charge for 
handing steel billets based on the cost of handling and the facilities provided. It is a 
coincidence that the rate of Rs. 135 /- per MT suggested by the users happens to be 
wharfage rate for steel slabs , which is to be applied for steel billets . 


(viii). 


The BCHAA has argued for retrospective effect to the Order passed by this Authority . 
The tariff fixed by this Authority will ordinarily be effective only prospectively . The case 
in hand is , however, not a proposal for rate fixation . It is a reference made by JNPT for 
a clarification on correct classification of cargo for the purpose of levy of wharfage . 
Lack of clarity in the Scale of Rates has led to wrong classification by JNPT which has 
resuited in application of incorrect wharfage rate on the said cargo . Therefore , it may 
not be unreasonable to require the JNPT to rectify its earlier billing made based on 
wrong classification of steel billets . It is relevant to mention here that this Authority had 
in the past ordered reclassification of Pilot Fermentation Plant for assessment of 
wharfage charges as per customs classification and refund of excess wharfage 
collected vide Order dated 10 April 2000 in case No . TAMP /72/99 -CHPT at the Chennai 
Port Trust (CHPT ). A similar approach was adopted to correctly classify " Linen fabric " 
and refund the excess wharfage collected by CHPT vide Order dated 12 August 2002 
in case No. TAMP/29 /2002 -CHPT. This Authority, therefore , requires the JNPT to 
adjust its billing with reference to correct classification of steel billets under item no . 26 

n Chapter - V of the Scale of Rates of JNPT. 


( IX ) . 


Since the case involves retrospective adjustment of billing by JNPT , it should ensure 
that the benefit of refund reaches the ultimate Indian Exporter / importer. While the 
JNPT may refund the excess collection to the concerned agent, it may also inform the 
concerned Importer / Exporter about the refund of charges effected . 


In the result, and for the reasons given above , and based on a collective application of 
mind , this Authority clarifies that the cargo " steel billets " should be charged the wharfage under item 26 
in Section 5 . 1 Wharfage in Chapter- V of the Scale of Rates of the JNPT. Consequently , the JNPT 
should adjust its billing accordingly and refund excess collection , if any , made due to wrong 
classification . 

A . L , BONGIRWAR , Chairman 

(ADVT III/IV / 143 /2006 -Exty .] 
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